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16 अगस्‍त, 2013 के लिए प्रश्‍न
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना
1165. श्रीमती वानसुक साइम: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन से पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने के लिए धनराशि अन्यत्र अवमुक्त हो जाएगी;

(ख) क्या इस योजना से अनेक राज्यों द्वारा इस समय किए जा रहे खाद्य व्यय पर राज्यों का भार कम होने की संभावना है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना भारत की 67 प्रतिशत आबादी को लक्ष्य बनाती है, उन्हे राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों का हकदार बनाती है और यदि हां, तो इन लाभार्थियों की पहचान किस प्रकार की जाएगी; और
(घ) क्या भोजन का अधिकार के संबंध में 'यू एन स्पेशल अपोर्तर' ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो अन्य राष्ट्रों के लिए भी अनुकरणीय है, का समर्थन किया है?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क):  सरकार के पास राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्‍कीम नामक कोई स्‍कीम नहीं है। तथापि, सरकार ने मानव जीवन चक्र में खाद्य और पौषणिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिनांक 05.07.2013 को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्‍यादेश, 2013 जारी किया है।  इस अध्‍यादेश में 75 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्‍या और 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्‍या, जो देश की कुल जनसंख्‍या का लगभग 67 प्रतिशत है, को गेहूं/चावल/मोटे अनाज के लिए क्रमश: 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम की अत्‍यधिक राजसहायता प्राप्‍त दर पर खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने की पात्रता होगी। प्रत्‍येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए निर्धारित कवरेज के भीतर परिवारों की पहचान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्धारित किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुरूप उनके द्वारा की जानी है। 
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खाद्यान्‍नों के अत्‍यधिक राजसहायता प्राप्‍त मूल्‍यों से लोगों के पास व्‍यय योग्‍य अतिरिक्‍त आय होगी, जिसका उपयोग बेहतर पोषण, स्‍वास्‍थ्‍य तथा शिक्षा सहित अन्‍य सुविधाओं के लिए किया जा सकता है। चूंकि इस अध्‍यादेश के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भी 3/2/1 रुपए प्रति किलोग्राम के उपर्युक्‍त मूल्‍यों पर खाद्यान्‍न अर्थात चावल/गेहूं/मोटा अनाज उपलब्‍ध कराया जाएगा, जो गरीबी रेखा से नीचे तथा गरीबी की रेखा से ऊपर श्रेणी के परिवारों के केन्‍द्रीय निर्गम मूल्‍य से काफी कम है, अत: राज्‍य सरकारों पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्‍नों की खरीद का बोझ कम होगा। इसके अलावा, इस अध्‍यादेश में यह भी प्रावधान है कि केन्‍द्र सरकार राज्‍य सरकारों द्वारा अंतर्राज्‍यीय-संचलन, खाद्यान्‍नों की हैंडलिंग तथा उचित दर दुकान मालिकों को भुगतान किए गए मार्जिन हेतु किए गए व्‍यय को पूरा करने के लिए ऐसे मानदंडों तथा तरीकों से सहायता प्रदान करेगी, जिन्‍हें केन्‍द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

(घ):  इस संबंध में कोई औपचारिक पत्र प्राप्‍त नहीं हुआ है। तथापि प्रचार माध्‍यमों से प्राप्‍त रिपोर्टों के अनुसार, भोजन का अधिकार के संबंध में संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के विशेष रैपर्टियर प्रो0 ऑलीवियर-डे-शटर ने कहा है कि भारत का खाद्य सुरक्षा कानून वैश्‍विक महत्‍व का है तथा यह कई देशों को ऐसा ही कानून बनाने के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होगा।
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